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जिसका उत्‍तर 02 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।
.....
बाढ़ नियंत्रण संबंधी विशेषज्ञ समिति
3985. श्री भुवनेश्वर कालिता: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार को असम के माजुली द्वीप में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा उत्पन्न बाढ़ की गंभीर समस्या की जानकारी है;
(ख) 
यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान तलाशने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी;
(ग) 
क्या सरकार इस गंभीर समस्या से निपटने में असम सरकार के प्रयासों को पूरा करने का इरादा रखती है; और
(घ) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1914 में माजुली द्वीप का क्षेत्र 734 वर्ग कि.मी. था जो वर्ष 2004 में घटकर 502.21 वर्ग कि.मी. हो गया। इसलिए वर्ष 1914 से 2004 तक क्षेत्र 31.58% कम हो गया। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा जनवरी, 2004 में माजुली द्वीप का सुरक्षा कार्य शुरू किया गया तथा तब से माजुली द्वीप की भूमि में और कोई कमी नहीं हुई है।  न केवल घटाव के रूख को रोका गया बल्कि उपग्रह चित्र के अनुसार 2004 से 2016 के बीच 22.08 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को वापस प्राप्‍त किया गया। उत्‍तर पूर्वी  क्षेत्र विकास मंत्रालय, द्वारा अक्‍टूबर, 2017 में पूर्वोंत्‍तर क्षेत्र के जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के लिए उपाध्‍यक्ष, नीति आयोग की अध्‍यक्षता में एक उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया गया है।
(ग) और (घ) ‘’ब्रहमपुत्र नदी के बाढ़ एवं कटाव से माजूली द्वीप की सुरक्षा’’ पर एक व्‍यापक प्रस्‍ताव तैयार किया गया तथा बाढ़ एवं कटाव से उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए द्वीप के दक्षिणी किनारे के सभी प्रमुख कटाव क्षेत्रों में कटाव रोधी उपाय शुरू करने की स्‍वीकृति दी गई। परियोजना की अनुमानित लागत 233.57 करोड़ रूपए दो सौ तैतीस करोड़ तथा सतावन लाख रूपए मात्र) है। 233.57 करोड़ रूपये की कुल अनुमानित प्रावधान में से, 207.00 करोड़ रूपए की राशि का वित्‍त पोषण उत्‍तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नॉन-लैपसेबल, सेन्‍ट्रल पूल ऑफ रिसोर्सस- सेंटर (एनएलसीपीआर-केन्‍द्र) से वित्‍त पोषण किया जा रहा है। परियोजना के क्रियान्‍वयन के साथ, माजुली द्वीप के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी के दायां किनारे पर 80.00 कि.मी. बैंक लाइन के भेद्य क्षेत्र के प्रभावी सुरक्षा का प्रस्‍ताव है।
बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्‍यों के कार्य क्षेत्र में आने के कारण बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्‍कीमों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार संबंधित राज्‍यों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। केन्‍द्र सरकार तकनीकी दिशा-निर्देश उपलब्‍ध कराकर राज्‍यों के प्रयास को सहायता देती है तथा गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन हेतु प्रोत्‍साहनात्‍मक वित्‍तीय सहायता भी देती है। भारत सरकार द्वारा नदी प्रबंधन, कटावरोधी, क्षति ग्रस्‍त बाढ़ प्रबंधन कार्यों का पुनस्‍थापन, समुद्र कटाव रोधी आदि संबंधित कार्यों के लिए राज्‍यों को केन्‍द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, XI एवं XII योजना के दौरान असम राज्‍य के 813.75 करोड़ की राशि जारी की गई।
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